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 18 �दसंबर, 2025 को उ�र �दए जाने के �लए 
 

पीएमएवाई के अंतगर्त आईएसएसआर और बीएलसी घटकों का कायार्न्वयन 
 

†3112. श्री सौमेंद ुअ�धकार�ः 
 

क्या आवासन और शहर� कायर् मंत्री यह बताने क� कृपा करेंगे �कः 
 

(क) देश के झुग्गीवा�सयों, भू�म अ�धकार प्राप्त ईडब्ल्यूएस प�रवारों और अन्य पात्र भू�मह�न लाभा�थर्यों 
के �लए यथास्थान झुग्गी पुन�वर्कास (आईएसएसआर) और लाभाथ� भागीदार� आधा�रत �नमार्ण (बीएलसी) 
के अंतगर्त प�रयोजनाओं और कायर्क्रमों का ब्यौरा क्या है; और 
(ख) कें द्र�य �व�ीय सहायता ढांचे के तहत अनुदान प्राप्त करने हेतु पात्र लाभा�थर्यों के �लए मानदंड और 
�नधार्�रत �व�ीय पात्रता प्र�क्रया और तकनीक� अपेक्षाओं का ब्यौरा क्या है?  

 

उ�र 
आवासन और शहर� कायर् राज्य मंत्री 

(श्री तोखन साहू) 
 

(क) और (ख): 'भू�म' और 'कॉलोनीकरण' राज्य के �वषय हैं। इस�लए, भू�मह�न शहर� गर�बों को आवास 
बनाने के �लए भू�म उपलब्ध कराने स�हत अपने नाग�रकों के �लए आवास से संबं�धत योजनाएं, 
राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कायार्िन्वत क� जाती हैं। हालाँ�क, आवासन और शहर� कायर् मंत्रालय 
25.06.2015 से पीएमएवाई-यू को कायार्िन्वत कर रहा है, िजसका उद्देश्य देश भर में स्लमवा�सयों 
स�हत पात्र शहर� लाभा�थर्यों को चार घटकों अथार्त ्लाभाथ�-आधा�रत �नमार्ण (बीएलसी), साझेदार� में 
�कफायती आवास (एएचपी), ‘स्व-स्थाने’ स्लम पुन�वर्कास (आईएसएसआर) और ऋण संबद्ध सिब्सडी 
योजना (सीएलएसएस) द्वारा बु�नयाद� नाग�रक सु�वधाओ ं के साथ हर मौसम में रहने योग्य पक्के 
आवास प्रदान करना है। पीएमएवाई-यू का आईएसएसआर घटक �वशेष रूप से पात्र स्लमवा�सयों को 
आवास उपलब्ध कराने के �लए एक संसाधन के रूप में भू�म का उपयोग करके स्लम के पुन�वर्कास के 
�लए है। �व�पोषण पैटनर् और कायार्न्वयन पद्ध�त में बदलाव �कए �बना स्वीकृत आवासों को पूरा करने 
के �लए इस योजना क� अव�ध को 31.12.2025 तक बढ़ा �दया गया है। 
 
पीएमएवाई-यू के कायार्न्वयन के अनुभवों से �मल� सीख के आधार पर, आवासन और शहर� कायर् 
मंत्रालय ने योजना को नया रूप �दया है और अगले पांच वष� में स्लमवा�सयों स�हत 1 करोड़ अ�त�रक्त 
पात्र लाभा�थर्यों क� सहायता के उद्देश्य स ेदेश भर के शहर� क्षेत्रों में कायार्न्वयन के �लए 01.09.2024 
से पीएमएवाई-यू 2.0 'सभी के �लए आवास' �मशन शुरू �कया है। इस योजना के �दशा-�नद�शों को 



https://pmay-urban.gov.in/uploads/guidelines/Operational-Guidelines-of-PMAY-U-2.pdf पर 
देखा जा सकता है। 
 
राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत प�रयोजना प्रस्तावों के आधार पर, 24.11.2025 तक, मतं्रालय 
द्वारा पीएमएवाई-यू और पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत कुल 122.06 लाख आवासों को स्वीकृ�त द� गई है, 
िजनमें से 113.85 लाख आवासों क� नींव रखी जा चुक� है और 96.02 लाख आवास पूरे हो चुके हैं/देश 
भर में स्लमवा�सयों स�हत लाभा�थर्यों को सौंपे जा चुके हैं। इस योजना के अंतगर्त स्वीकृत कुल आवासों 
में से, लगभग 29.47 लाख आवासों को पीएमएवाई-यू के एएचपी/बीएलसी/आईएसएसआर घटकों के तहत 
स्लमवा�सयों के �लए स्वीकृ�त द� गई है। 
 
इन योजनाओ ं के अंतगर्त, बीएलसी और एएचपी घटक के अंतगर्त लाभा�थर्यों का चयन संबं�धत 
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/शहर� स्थानीय �नकाय (यूएलबी) द्वारा इस योजना के �दशा-�नद�शों के अनुसार 
�नम्न�ल�खत मानदंडों के आधार पर �कया जाता है: 
 
I. भारत में कह�ं भी अपने या प�रवार के �कसी अन्य सदस्य के नाम पर पक्का आवास नह�ं है। 
II. आ�थर्क रूप से कमजोर वगर् (ईडब्ल्यूएस) से संबं�धत हों िजनक� वा�षर्क घरेलू आय 3 रूपये लाख 

तक है। 
III. बीएलसी घटक का लाभ उठाने के �लए ज़मीन का मा�लकाना हक हो।  
 
इसके अलावा, एआरएच घटक के तहत, 6 लाख रुपये क� आय सीमा तक के ईडब्ल्यूएस/�नम्न आय वगर् 
(एलआईजी) शे्र�णयों के पात्र लाभाथ� �कफायती दर पर �कराया आवास का लाभ उठा सकते हैं। इसके 
अलावा, आईएसएस घटक के तहत, प्र�त वषर् 9 लाख रुपये क� आय सीमा तक के ईडब्ल्यूएस/एलआईजी 
और मध्यम आय वगर् (एमआईजी) शे्र�णयों के लाभाथ� घर खर�दने/पुनः खर�दने/ घर बनाने के �लए 
आवास ऋण पर सिब्सडी प्राप्त करने के पात्र हैं। 
 
इस योजना के �दशा-�नद�शों के अनुसार, भू�मह�न लाभा�थर्यों के मामले में, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपने 
स्वयं के खचर् पर प�रवार को आनुवां�शक, ले�कन गैर-हस्तांतरणीय भू�म अ�धकार (पट्टे) प्रदान कर 
सकते हैं, िजसस ेवे बीएलसी घटक के तहत पात्र लाभाथ� बन सकते हैं। भू�मह�न लोग पीएमएवाई 2.0 
योजना के एएचपी और आईएसएस घटक के तहत भी लाभ उठा सकते हैं। 

***** 

 
 


